
 भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 718
जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

न्यायालयों में रिक्तियां
718. श्री रिपुन बोरा : 
क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 
(क) क्या देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में एलडीए, प्रतिलिपिकार, टकंक, विधि लिपिक, निजी सचिव, आशुलिपिक, न्यायिक सहायक, अनुसंधान सहायक के 10,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं ;
(ख) क्या उच्चतम न्यायालय और देश के सभी 24 उच्च न्यायालयों को मिलाकर न्यायाधीशों के लगभग 450 पद अभी भी रिक्त हैं ; 
(ग) क्या चार उच्च न्यायालयों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं ; 
(घ) यदि हां, तो श्रेणी-वार रिक्तियों और समयबद्ध तंत्र से सभी रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और 
(ङ) उच्चतम न्यायालय के कोलिजियम के विस्तृत परामर्श और उस पर राज्यों की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)
(क) :  उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका में गैर-न्यायिक कर्मचारीवृद की रिक्तियों से संबंधित सूचना संघ सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है क्योंकि मामला उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सराकारों के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है । 
(ख) से (ङ) :  तारीख 01.02.2019 की स्थिति के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, गुजरात और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में वर्तमान में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति है । 
	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रुप में नियुक्ति के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त प्रस्तावों को प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसरण में परिक्षित और कार्यवाही की जाती है । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत् और सहयोगकारी प्रक्रिया   है । इसके लिए विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है । अतः रिक्तियों को भरे जाने के लिए समय-सीमा को ठीक-ठाक रुप से उपदर्शित नहीं किया जा सकता। यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रतापूर्वक भरने का प्रत्येक प्रयास किया गया है, रिक्तियों न्यायाधीशों की सेवानिवृति, त्याग पत्र और उन्नयन (उच्चतम न्यायालय के लिए) के कारण उद्भूत होती रहती है । 

*******************
	

भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरद पद संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण 
(01.02.2019 की स्थिति के अनुसार) 
	क्र.सं.
	न्यायालय का नाम 
	स्वीकृत पद संख्या
	कार्यरत पद संख्या
	स्वीकृत पद संख्या के अनुसार रिक्तियां 

	क
	भारत का उच्चतम न्यायालय 
	31
	28
	03

	ख
	उच्च न्यायालय
	स्थायी
	अति.
	कुल
	स्थायी
	अति.
	कुल
	स्थायी
	अति.
	कुल

	1. 
	इलाहाबाद
	76
	84
	160
	60
	48
	108
	16
	36
	52

	2. 
	आंध्र प्रदेश*
	28
	09
	37
	13
	0
	13
	15
	09
	24

	3. 
	बम्बई
	71
	23
	94
	52
	18
	70
	19
	05
	24

	4. 
	कलकत्ता*
	54
	18
	72
	19
	17
	36
	35
	01
	36

	5. 
	छत्तीसगढ
	17
	05
	22
	08
	07
	15
	09
	-02
	07

	6. 
	दिल्ली
	45
	15
	60
	38
	0
	38
	07
	15
	22

	7. 
	गुवाहटी
	18
	06
	24
	15
	05
	20
	03
	01
	04

	8. 
	गुजरात*
	39
	13
	52
	28
	0
	28
	11
	13
	24

	9. 
	हिमाचल प्रदेश
	10
	03
	13
	08
	0
	08
	02
	03
	05

	10. 
	जम्मू-कश्मीर
	13
	04
	17
	09
	0
	09
	04
	04
	08

	11. 
	झारखंड़
	19
	06
	25
	13
	05
	18
	06
	01
	07

	12. 
	कर्नाटक*
	47
	15
	62
	19
	12
	31
	28
	03
	31

	13. 
	केरल
	35
	12
	47
	30
	07
	37
	05
	05
	10

	14. 
	मध्य प्रदेश
	40
	13
	53
	34
	0
	34
	06
	13
	19

	15. 
	मद्रास
	56
	19
	75
	40
	20
	60
	16
	-01
	15

	16. 
	मणिपुर
	04
	01
	05
	03
	0
	03
	01
	01
	02

	17. 
	मेघालय
	03
	01
	04
	03
	0
	03
	0
	01
	01

	18. 
	उड़ीसा
	20
	07
	27
	15
	0
	15
	05
	07
	12

	19. 
	पटना
	40
	13
	53
	21
	06
	27
	19
	07
	26

	20. 
	पंजाब और हरियाणा
	64
	21
	85
	46
	07
	53
	18
	14
	32

	21. 
	राजस्थान
	38
	12
	50
	25
	0
	25
	13
	12
	25

	22. 
	सिक्किम 
	03
	0
	03
	03
	0
	03
	0
	0
	0

	23. 
	तेलंगाना
	18
	06
	24
	13
	0
	13
	05
	06
	11

	24. 
	त्रिपुरा
	04
	0
	04
	03
	0
	03
	01
	0
	01

	25. 
	उत्तराखंड़
	09
	02
	11
	09
	0
	09
	0
	02
	02

	
	कुल
	771
	308
	1079
	527
	152
	679
	244
	156
	400


* कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति
******************
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